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सं . प्रा.वि./ एफ़.डी. /61-85134849.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. होरटी कल्चर डिपार्टमैन्ट हुदा, 
संपटर-16, फरीदाबाद के अमिक श्री राज पाल तथा उसको प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
दियाद है ; 

मोर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 
शून, 1988 के साथ पड़ते हुए प्रवितवना सं. 11495 - मो - अम 52/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उन अधिसूचना को 
धारा ? के अबोन गा श्रम न्यायालय, फरोदाबाद, का विवादग्रस्त या उसस सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिजा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पचाः तीन मास में दने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा साधत मामला है 

क्या श्री राज पाल की सेवाओं का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि. अम्बाला/ 100-85/ 34983.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मे ० आफिसर इन्चार्ज, सैन्ट्रल सोयल 
एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सेन्टर, सैक्टर-27 चण्डीग ( 2) सोनियर टैक्नीकल असिसटेंट, 
सन्टर सोयल एड वाटर कन्जरवगन रिसर्च एण्ड ट्रानग इन्सटाच्यूट , रिसर्च फार्म. मन्सा देवी, पो , पा , मनीमाजरा, जिला अम्बाला 
के श्रमिक श्री राजवीर सिंह तथा उसके प्रबन्धको के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद का न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

+ स लिए अब प्रायागिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करत हुए, हारयाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 ( 44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त प्राधानयम की धारा 7 के प्रधान गाठत श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्भन्धित नीचे लिखा मामला न्यायानिर्णय 
एवं पंचाट मोन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राजबीर सिंह की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. मा.वि./ अम्बाला/ 102-85/ 34990.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० माफिसर इन्चार्ज संन्ट्रल , 
सोयल ए वाटर जरवशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिग इन्सटीच्यूट , रिसर्च सेन्टर, सेक्टर -27, चण्डीगढ़ ( 2) सोनियर टैक्नीकल असिसटेंट 
सन्टर सोयल एण्ड वार कन्जरवसन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म मन्सा देवी, पो . प्रा. मनीमाजरा , जिला अम्बाला के 
श्रमिक श्री रणवीर सिंह तथा उसके प्रबन्धका के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भौद्योगिक विवाद है ; 

भौर चूलिक हरिमाणा के राज्यपाल, विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समन्नत हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 का धारा 10 की उपधारा ( 1 ) क खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करत हय , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3- श्रम , दिनाक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
मायनिर्णय एवं पंचाट तान मास में दन हेतु निार्दष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धका तथा श्रमिक ना वाव या तो विवादप्रस्त मामला है 
या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री रणवीर सिंह को सेवाओं का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . ओ.वि./ अम्बाला/105-85/ 34997: -- कि हरियाणा के राज्यपाल की रार है कि म . माफिसर इवाज ; 
सन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवंशन रिसज एन्ड ट्रेनिग इन्सटीच्यूट , रिसर्च सेन्टर, संकटर -27, चण्डीगढ़ ( 2) सीनियर टैक्नीकल 
पसिसटैट, सेन्टर सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिग .इन्सटीच्यूट , रिसर्व फार्म मन्ता देवो, पा . मा . मनापाजरा,जिला 
मम्बाला के श्रमिक श्री अश्वनी कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रायागिक 


- 


विवाद है । 


और धूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

सालए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3 ( 44 ) 84-5 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त माधनियम को धारा 7 के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय एवं पंबाट तीन मास म देन हेतू निदिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धका तथा यामक कं बोव या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत भयवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या को अश्वनी कुमार की सेवामा का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार हे । 


